भारत सरकार
रेल मंत्रालय
राज्‍य सभा
28.12.2018 के
अतारांकित प्रश्‍न सं. 1881 का उत्‍तर
    स्‍टेशन पुनर्विकास प्रस्‍ताव में विलम्‍ब
1881.
श्री माजीद मेमन:


क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)
क्‍या यह सच है कि रेलवे द्वारा 600 स्‍टेशनों के पुनर्विकास और लीज को 45 साल से बढ़ाकर 99 वर्ष किए जाने के प्रस्‍ताव के समक्ष बाधा उत्‍पन्‍न हो गई है क्‍योंकि  आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए अपनी जमीन के बदले टोकन भुगतान को लेने से इन्‍कार कर दिया है; और 

(ख)
इस समस्‍या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्‍या–क्‍या कदम उठाए गए हैं? 

उत्‍तर
रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)

(क) और (ख): सरकार ने हाल ही में नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) द्वारा, सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से और लंबी पट्टा अवधि के माध्यम से, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रेलवे के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। तदनुसार, केंद्र सरकार की एजेंसियां/विभाग कन्वर्जन प्रभार के रूप में टोकन भुगतान पर केंद्र सरकार की किसी भूमि को फ्रीहोल्ड आधार पर रेलवे को ट्रांसफर कर सकती हैं (जिसमें लीज होल्ड आधार पर रेलवे को पहले से दी गई भूमि भी शामिल है)। जहां-कहीं केंद्र सरकार की एजेंसी/विभाग द्वारा भूमि स्थाई लीज होल्ड आधार पर दी जाती है ऐसे मामलों में रेलवे द्वारा केंद्र सरकार की एजेंसी/विभाग के साथ मामला-दर-मामला आधार पर आपस में तय की गई शर्तों पर राजस्व की शेयरिंग के आधार पर स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। 
*****
